	
	

	
	(क) क्या यह सच है कि डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत गत एक वर्ष में लगातार कम होती गयी है; 

	
	(ख) यदि हां, तो जनवरी 2011 से जुलाई 2012 तक रुपये का मूल्य डॉलर के मुकाबले कितना कम हुआ है; 

	
	(ग) क्या रुपए के मूल्य में यह गिरावट घरेलू मूलभूत कारकों सहित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी के कारण आई है;

	
	(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

	
	(ड.) वैश्‍विक आर्थिक मंदी की स्थिति ने भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के बावजूद रुपये को किन-किन कारणों से  

    प्रभावित किया है?


उत्‍तर 
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
(क): विगत एक वर्ष के दौरान रुपये की मासिक औसत विनिमय दर में 18.4 प्रतिशत का मूल्‍यह्रास हुआ। अगस्‍त, 2011 में 45.3 रुपये प्रति अमरीकी डॉलर के स्‍थान पर जुलाई, 2012 में यह 55.3 रुपये प्रति अमरीकी डालर पर आ गई।  
(ख): जनवरी, 2011 तथा जुलाई, 2012 के दौरान रुपये की मासिक औसत विनिमय दर में 18.2 प्रतिशत का मूल्‍यह्रास हुआ। जनवरी, 2011 में 45.4 रुपये प्रति अमरीकी डालर के स्‍थान पर जुलाई, 2012 में यह 55.5 रुपये प्रति अमरीकी डालर हो गई। 
(ग) से (ड.): सुदृढ़ अवसंरचनाओं के बावजूद भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था भुगतान शेष के चालू और पूंजी खाता, दोनों मार्गों के जरिए वैश्‍विक अर्थव्‍यवस्‍था को लगातार एकीकृत कर रही है। अमरीकी डालर के मुकाबले, रुपये के मूल्‍य में गिरावट का कारण घरेलू विदेशी विनिमय बाजार में आपूर्ति-मांग में असंतुलन होना है। ऐसा व्‍यापार और चालू खाता घाटा बढ़ने, यूरो जोन संकट बढ़ जाने के कारण पोर्टफोलियो प्रवाह में कमी तथा अमरीकी कोषागारों की सुरक्षित एवं सुखद स्‍थिति के कारण अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में अमरीकी डालर के मजबूत होने के कारण हैं। 
भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने पूंजी अंतर्वाह को आसान बनाने, रुपये की विनिमय दर में गिरावट को रोकने हेतु विदेशी मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हाल में किए गए इन उपायों में, अन्‍य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं: ऋण प्रतिभूतियों (कारपोरेट और सरकारों दोनों प्रतिभूतियों में) में एफआईआई निवेश में बढ़ोत्‍तरी, 3-5 वर्ष की परिपक्‍वता के बीच विदेशी क्षेत्र उधारों (ईसीबी), के लिए ऑल-इन-कॉस्‍ट सीमा को बढ़ाना, विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा राशियों के लिए अधिक ब्‍याज दर सीमा, रुपया मूल्‍य-वर्धित अनिवासी भारतीय जमाराशियों पर ब्‍याज दरों का विनिमयन। विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्र की कंपनियां अब पूंजीगत ब्‍याज के संबंध में बकाया रुपया ऋण की अदायगी हेतु 10 बिलियन अमरीकी डालर की उच्‍चतम सीमा तक विदेशी क्षेत्र उधारों का लाभ ले सकती हैं। इसके अलावा, विदेशी व्‍यापार नीति 2009-14 की पूरक वार्षिक व्‍यवस्‍था 2012-13 के अंतर्गत, सरकार ने 2012-13 में निर्यातों को लगभग 360 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने के प्रयासों की घोषणा की है। 
                                       ***** 
